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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....

गंगा नदी में मिट्टी का जमाव
2704. श्री राम नाथ ठाकुर: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) 
क्या यह सच है कि पटना के निकट गंगा नदी में मिट्टी के जमाव से पानी के बहाव में रुकावट होती है एवं नावों के संचालन में कठिनाईयां होती हैं; 

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ग) 
क्या सरकार इस नदी से मिट्टी उठाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और 

(घ) 
क्या सरकार गंगा नदी को मालवाहक जहाजों के संचालन हेतु उपयुक्त बनाने की योजना बना रही है ताकि एक राज्य से अन्य राज्यों और अन्य देशों तक माल की ढ़ुलाई की जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्‍य पाल सिंह)
(क) से (ग) जलोढ़ नदियों में तटकटाव और गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदियां अपनी प्रणाली के अनुसार गाद को साथ लेकर चलती है और छोड़ती हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने श्री माधव चिताले (पूर्व सचिव, भारत सरकार) की अध्‍यक्षता में भीमगौडा (उत्‍तराखंड) से फरक्‍का (पश्चिम बंगाल) तक अवसादन कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने संबंधी एक समिति का गठन किया था। तटकटाव, गाद की समस्‍या और नदियों, खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र में अवसादन/ड्रेजिंग की आवश्‍यकता का अध्‍ययन करने तथा सुधारात्‍मक उपाय का सुझाव देने के लिए मंत्रालय द्वारा निदेशक, केन्‍द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे की अध्‍यक्षता में नदियों में तटकटाव तथा गाद जमा होने संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 
इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार नदियों में अवसादन सहित बाढ़ प्रबंधन संबंधी उपाय तैयार किए जाते है। भारत सरकार तकनीकी सलाह देकर और गंभीर क्षेत्रों के लिए प्रोत्‍साहनात्‍मक वित्‍तीय सहायता देकर भी राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है।
(घ) सरकार ने विश्‍व बैंक की तकनीकी और वित्‍तीय सहायता से 5369.18 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर राष्‍ट्रीय जल मार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया- वाराणसी क्षेत्र में नौवहन की क्षमता में वृद्धि के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का कार्यान्‍वयन शुरू किया है।
इस परियोजना के तहत तीन बहुविध (मल्‍टीमोडल) टर्मिनलों एक अंत: मॉडल टर्मिनल, एक नए नेवीगेशनल लॉक, नदी सूचना केन्‍द्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मालवाहक पोत मरम्‍मत और अनुरक्षण सुविधाएं, रो-रो टर्मिनल भी अभिकल्पित हैं। इस परियोजना का उद्देश्‍य उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गंगा में माल ढुलाई सुविधा उपलब्‍ध कराना है।
भारत से बांग्‍लादेश तथा भारत के पूर्वोत्‍तर क्षेत्र को कारगो की आवाजाही सुविधा देने के लिए भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंतर्देशीय जल व्‍यापार और ट्रांजिट संबंधी प्रोटोकॉल मौजूद है। ब्रह्मपुत्र नदी (एनडब्‍ल्‍यू-2) और बराक नदी (एनडब्‍ल्‍यू-16) को सुंदरबन जलमार्ग (एनडब्‍ल्‍यू-97) और बांग्‍लादेश की नदियों के माध्‍यम से एनडब्‍ल्‍यू-1 के साथ जोड़ा गया है। 
भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण 80:20 लागत साझेदारी (भारत द्वारा 80% और बांग्‍लादेश द्वारा 20% का वहन किया जाना) आधार पर 305.84 करोड़ रूपए की कुल लागत पर बांग्‍लादेश में दो क्षेत्रों अर्थात् सिराजगंज-डाईखावा और आशुगंज-जाकीगंज का विकास कर रहा है। इन दो क्षेत्रों का विकास भारत बांग्‍लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्‍यम से पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए महत्‍वपूर्ण संपर्कता उपलब्‍ध कराएगा। 
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